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30 जुलाई, 2026 को उ�र �दए जाने के �लए 

सावर्ज�नक भू�म पर अन�धकृत �नमार्ण 
†2013. श्री �कशोर� लालः 

प्रो. सौगत रायः 
क्या आवासन और शहर� कायर् मंत्री यह बताने क� कृपा करेंगे �कः 
(क) क्या सरकार देश के �व�भन्न भागों, �वशषेकर महानगरों में, सावर्ज�नक भू�म तथा 
अ�तक्र�मत सरकार� भू�म पर आवासीय, वा�णिज्यक एवं संस्थागत भवनों के अन�धकृत 
�नमार्ण क� बढ़ती घटनाओं से अवगत है; 
(ख) य�द हां, तो �वगत पांच वष� के दौरान ऐसे मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार व्यौरा 
क्या है; 
(ग) क्या सरकार ने अ�तक्र�मत सावर्ज�नक भू�म पर अथवा सक्षम प्रा�धकार� से अ�नवायर् 
स्वीकृ�त प्राप्त �कए �बना �न�मर्त भवनों को �चिह्नत करने हेतु कोई सव�क्षण अथवा आकलन 
कराया है और य�द हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(घ) ऐसे अवैध �नमार्णों क� अनुम�त प्रदान करने अथवा उन्हें सुगम बनाने के �लए उ�रदायी 
पाए गए व्यिक्तयों, �बल्डरों, डेवलपसर् तथा अ�धका�रयों के �वरुद्ध क� गई कारर्वाई का ब्यौरा 
क्या है; और 
(ङ) अन�धकृत संरचनाओं को हटान,े सावर्ज�नक भू�म क� बहाल� करवाने तथा देशभर में 
पारदश�, प्रौद्यो�गक�-आधा�रत भवन अनुम�त एवं �नगरानी प्रणाल� के कायार्न्वयन को 
सु�निश्चत करने के �लए �कए गए/�कए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है? 

 
उ�र 

आवासन और शहर� कायर् राज्य मंत्री  
(श्री तोखन साहू) 

 
(क) से (ड.): भारत के सं�वधान क� सातवीं अनुसूची क� राज्य सूची-।। क� प्र�विष्ट 18 
एवं 35 के अनुसार क्रमशः ‘भू�म’, ‘कोलोनीकरण’ तथा ‘राज्य में �न�हत या उसके कब्जे के 
संकमर्, भू�म और भवन’ राज्य के �वषय हैं। इसके अ�त�रक्त, भारत के सं�वधान क� 
बारहवीं अनुसूची क� प्र�विष्ट 2 के अनुसार ‘भू�म उपयोग का �व�नयमन तथा भवनों का 
�नमार्ण’ शहर� स्थानीय �नकायों (यूएलबी) के �वषय हैं। इस�लए भू�म पर अवैध अ�तक्रमण 
से संबं�धत मामले संबं�धत राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूट�)/शहर� स्थानीय �नकायों 



(यूएलबी) के अ�धकार-क्षेत्र में आते हैं। राज्य स्तर�य प्रा�धकरण अपने अ�धकार-के्षत्राधीन 
भू�म से अ�तक्रमण हटाने के �लए लागू कानूनों के अनुसार कारर्वाई करते हैं। 
 

हालाँ�क, जहां तक �दल्ल� िस्थत आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय के भू�म एवं �वकास 
कायार्लय (एल एंड डीओ) क� संप��यों का संबंध है, वहां अ�तक्रमण के मामलों का 
�नस्तारण प्रशास�नक कारर्वाई तथा सरकार� स्थान (अन�धकृत अ�धभो�गयों क� बेदखल�) 
अ�ध�नयम, 1971 जैसे वैधा�नक प्रावधानों के माध्यम से �कया जाता है। अन्य राज्यों में 
िस्थत भू�म एवं �वकास कायार्लय (एल एंड डीओ) क� कें द्र सरकार क� �रक्त भू�म के 
रखरखाव एवं देखभाल का कायर् कें द्र�य लोक �नमार्ण �वभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को सौंपा गया 
है। कें द्र�य लोक �नमार्ण �वभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने सू�चत �कया है �क 20 स्थानों पर 
अ�तक्रमण के मामले पाए गए हैं, िजनमें से कुछ न्यायालयों में �वचाराधीन हैं। कें द्र�य लोक 
�नमार्ण �वभाग (सीपीडब्ल्यूडी) अपने अ�धकार-के्षत्राधीन भू�म क� �नय�मत �नगरानी करता 
है तथा अ�तक्रमणों/अन�धकृत संरचनाओं को हटाने के �लए �व�धक कारर्वाई स�हत 
आवश्यक उपाय करता है। 
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